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MAHARASHTRA ACT No. XLVII OF 2017 . 


THE MAHARASHTRA STAMP (AMENDMENT) ACT, 2017 . 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अगस्त , २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव और विधि परामर्शी, 

विधि तथा न्याय विभाग, 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. XLVII OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् , “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १९ अगस्त , २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ । ) 


महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम । 


क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना सन् 
इष्टकर है, अतः ; भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में , एतदद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं : 


१ ९ ५८ 
का ६० । 


संक्षिप्त नाम । 


१ . 


२ . 


सन् १ ९ ५८ का 

६० की धारा 
१० घ में संशोधन । 


सन् १ ९ ५८ 
का ६० । 


यह अधिनियम , महाराष्ट्र स्टाम्प ( संशोधन ) अधिनियम, २०१७ कहलाए । 
महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, “ मूल अधिनियम ” कहा गया हैं ) की धारा १०घ की , 
( क ) उप -धारा (१) के स्थान में निम्न उप -धारा रखी जायेगी, अर्थात् : 

“ ( १) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुए भी , राज्य सरकार , राजपत्र 
में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कोई राज्य सरकारी विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था , 
गैर सरकारी संगठन ,बैंक व्यवसायी या गैर बैंक व्यवसायी वित्तिय संस्थान या स्वामित्व निकाय राज्य 
सरकार या उसके किसी वर्ग द्वारा नियंत्रित या मूल रुप से वित्त सहाय्यित को यह सुनिश्चित करने कि , 
अधिसूचना में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसमें ऐसे विभाग या निकाय, आदि है या जो ऐसे 
विभाग या निकाय, आदि के पक्ष में अधिकार सृजित करता है, और जिसका रजिस्ट्रीकरण करना 
अनिवार्य नहीं हैं ऐसे लिखत के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया 
जाए ऐसे सरकार रसीद लेखाकरण प्रणाली ( जी.आर.ए.एस.) के जरिए या भूगतान के किसी अन्य 
प्रणाली द्वारा राज्य सरकार को उचित शुल्क का भुगतान किया हैं : 

“ परंतु, पाँच सौ रूपये से कम स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होने वाले लिखत के मामले में , 
स्टाम्प शुल्क का , इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य भुगतान के माध्यम के ज़रिए, राज्य 
सरकार को, भुगतान किया जायेगा और ऐसे भुगतान के मामले में उप - धारा ( २) और (३ ) के उपबंध 


लागू नहीं होंगे । ” 
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३ 


. 


. 


( ख ) उप - धारा ( २ ), “ चलान पर मोहर लगाना ” शब्दों के 

पश्चात् , 

सरकारी रसीद लेखाकरण 
प्रणाली ( जी.आर.ए.एस.) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई 
भुगतान की किसी अन्य प्रणाली शब्द निविष्ट किये जायेंगे ; 
( ग ) उप - धारा ( ३ ) के 

पश्चात् , 

निम्न परंतुक , जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
परंतु , जब भी , स्टाम्प शुल्क , इ- भुगतान , जैसे कि , इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित बैंक तथा 
रसीद ( इ- एसबीटीआर) की रसीद द्वारा, सरकारी रसीद लेखाकरण प्रणाली के ज़रिए भुगतान किया 

जाता है, तब उप -धारा ( २) और उप- धारा ( ३ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे । ” । 
३ . मूल अधिनियम की धारा ३० क की , उप- धारा (१ ) में , “ अन्य पक्ष से इसे संग्रहीत करना ” शब्दों के सन् १९ ५८ का 

६० की धारा 
पश्चात् , “ यदि अन्य पक्ष, उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने में विफल होता हैं ” शब्द जोडे जायेंगे । 

संशोधन । 


३० क में 


( यथार्थ अनुवाद ), 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य । 


भाग सात -१ अ 
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MAHARASHTRA ACT No. XLVIII OF 2017 . 


THE SHREE SAI BABA SANSTHAN TRUST ( SHIRDI) ( AMENDMENT ) 


ACT , 


2017. 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम , राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अगस्त, २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी, 

विधि तथा न्याय विभाग , 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. XLVIII OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE SHREE SAI BABA SANSTHAN 


( SHIRDI ) ACT , 2004. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८ , सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १९ अगस्त, २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ ।) 


श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ में अधिकतर संशोधन करने 

संबंधी अधिनियम । 


क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; 


का महा . 


१४ । 


और क्योंकि महाराष्ट्र 

के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं , सन् २००४ 
जिनके कारण उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, श्री साईबाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम , २००४ 
में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर था ; और , इसलिए श्री साईबाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) ( संशोधन ) 
अध्यादेश, २०१७, १३ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित हुआ था ; 

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, 
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में , एतद्द्वारा , निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है 


( १) यह अधिनियम , श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी ) ( संशोधन ) अधिनियम , २०१७ सन् २०१७ 


संक्षिप्त नाम तथा 

१ . 
प्रारंभण । 

कहलाए । 


का महा. 


अध्या . क्र . 


१२ । 


( २) यह १३ जुलाई २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 
सन् २००४ का २. श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) अधिनियम, २००४ (जिसे इसमें आगे, “ मूल अधिनियम ", सन् २००४ 
महा. १४ की धारा कहा गया है ) की धारा २ में , खण्ड ( ग) के पश्चात् , निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा , अर्थात् 
२ में संशोधन । 

“ ( ग -१) “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” का तात्पर्य, समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


का महा . 


१४ । 


से है ; "; 
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" 


“ 


“ 


~ 


३. मूल अधिनियम की धारा ११ की , 

सन् २००४ का 

महा. १४ की धारा 
( क ) उप- धारा ( २) में , निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा , अर्थात् : 

११ में संशोधन । 
परंतु , जब गणपूर्ति आवश्यक है किंतु उपस्थित नहीं है, तब पिठासीन प्राधिकारी , तीस 
मिनट के लिये बैठक स्थगित करेगा और कार्य, जो मूल बैठक में , जहाँ गणपूर्ति थी के समक्ष 
लाया गया था , स्थगित बैठक के समक्ष लाया जायेगा और ऐसी संस्थगित बैठक में , चाहे वहाँ 
गणपूर्ति उपस्थित हो या न हो वह निपटाया जा सकेगा । ” ; 
( ख ) उप -धारा ( ५ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , 

शब्दों के स्थान में, “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे । 
४. मूल अधिनियम की धारा १३ की , 

सन् २००४ का 

महा . १४ की धारा 
( क ) उप - धारा ( १) में , 

१३ में संशोधन । 
( एक ) कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द 
रखे जायेंगे 
( दो ) परंतुक में , 

कार्यकारी अधिकारी " शब्द जहाँ कहीं वे आए हो , के स्थान में , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द रखे जायेंगे ; 
( ख ) उप -धारा (२) के स्थान में , निम्न उप -धारा, रखी जायेगी , अर्थात् 

कार्यकारी अधिकारी , भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के संवर्ग के अधिकारियों 
में से चयनित किया जायेगा : 

परंतु, ऐसा अधिकारी, श्री साई बाबा का भक्त होगा और विहित प्ररूप में ऐसी अधिघोषणा 
करेगा : 

परन्तु आगे यह कि , श्री साई बाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) ( संशोधन ) अधिनियम , २०१७ 
के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासकीय सेवाओं 
में का अधिकारी, और कामकाज के उस दिनांक को इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा 

( ग ) उप - धारा ( ३ ) में , कार्यकारी अधिकारी ” शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आये हों , के 
स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द रखे जायेंगे 

( घ ) उप - धारा ( ४ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में , मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे 
( ङ ) पार्श्व टिप्पणी में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे । 


“ 


( २ ) मुख्य 


सन् २०१७ 
का ४८ । 


" 


। 


“ 


•• 


" 


; 


" 


५ . 


मूल अधिनियम की धारा १४ की , 

सन् २००४ का 

महा . १४ की धारा 
( क ) उप -धारा (१ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में, “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द १४ में संशोधन । 
रखे जायेंगे 
( ख ) उप - धारा ( २ ) में , 

( एक ) कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द 
रखे जायेंगे 

( दो ) खण्ड ( क ) के स्थान में , निम्न खण्ड, रखा जायेगा , अर्थात् : 

( क ) ( एक ) जहाँ और जब आवश्यक हो किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण 


“ 


“ 


करना ; 


( दो ) समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ; 


६ 
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( तीन ) समिति को , समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का निलंबन प्रस्तावित 


" 


करना ; 


( तीन ) खण्ड ( ख ) में , “ पच्चीस हजार रुपये " शब्दों के स्थान में , “ पाँच लाख रुपये 
शब्द रखे जायेंगे; 

( ग) उप -धारा ( ३) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे 


" 


3; 


“( ४ ) मुख्य 


( घ ) उप -धारा (३ ) के पश्चात्, निम्न उप- धारा, जोडी जायेगी , अर्थात् : 

कार्यकारी अधिकारी, आपत्कालिन मामले में , किसी कार्य का कार्यान्वयन या 
किसी 

कृत्य को करने का , जिसमें पाँच लाख रुपये से अनधिक व्यय अन्तर्गस्त है , जो वर्ष के 
बजट में उपबंधित नहीं किया गया है और सद्य कार्यान्वयन और ऐसा कृत्य, जो उसकी राय 
में , न्यास की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए या संस्थान को भेंट देनेवाले तीर्थयात्रियों की सेवाओं 
या सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं , के निदेश दे सकेगा और यह भी निदेश दे सकेगा कि , ऐसे 
कार्य का कार्यान्वयन या कृत्य करने के लिये पाँच लाख रुपये से अनधिक ऐसे व्यय का न्यास 
निधि से भुगतान किया जायेगा । 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस धारा के अधीन की गई कार्यवाही और उसके कारणों सहित 
अनुमोदन के लिए, समिति को तुरंत रिपोर्ट करेगा । ” । 
६. मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् , निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् : 


सन् २००४ का 
महा. १४ में धारा 

१४ क की 


निविष्टि । 


श्री साई बाबा 
महासमाधि के 
शताब्दी महोत्सव 

की विकास 

योजना के 
कार्यान्वयन की 

शक्ति । 


१४ क . शासकीय संकल्प विधि तथा न्याय विभाग, क्र . एसएसवी. २०१३ / सीआर क्र . १/ 
डी -१६, दिनांकित २२ अक्तूबर २०१३ के अधीन गठित कृति योजना समिति द्वारा सम्यकतया अनुमोदित 
श्री साई बाबा महासमाधि शताब्दी महोत्सव की विकास योजना में समाविष्ट प्रस्तावों के कार्यान्वयन के प्रयोजन 
के लिये , 

( क ) “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” को , पच्चीस लाख रुपये तक के व्यय को मंजूरी देने 
की शक्ति होगी 


; 


( ख ) समिति को , एक करोड़ रुपये तक का व्यय मंजूर करने की शक्ति होगी; तथा 

( ग ) एक करोड़ रुपयों से अधिक का व्यय अन्तर्गस्त होनेवाले प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 
मंजूर किया जायेगा । " । 
७. मूल अधिनियम की धारा १५ में , 

( क ) उप - धारा ( १) में , कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे 


सन् २००४ का 
महा. १४ की धारा 
१५ में संशोधन । 


“ 


" 


“ 


" 


मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 


( ख ) उप - धारा ( ३ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी " शब्दों के स्थान में , 
शब्द रखे जायेंगे : 


" 


( ग ) पार्श्व टिप्पणी में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शब्द रखे जायेंगे 


सन् २००४ का ८. मूल अधिनियम की धारा १७ की , उप-धारा ( २ ) के खण्ड ( घ) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों 
महा. १४ की धारा के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द रखे जायेंगे । 
१७ में संशोधन । 
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सन् २००४ का 
महा. १४ की धारा 
१८ में संशोधन । 


- 


९ . मूल अधिनियम की धारा १८ की , 
( क ) उप -धारा (१ ) के, खण्ड ( आठ ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् 

( आठ- क ) भारतीय राजस्व सेवाओं या भारत लेखा संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं से राज्य 
सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी 

( आठ- ख ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी या 


प्रतिनिधि; 


( आठ- ग) विधि तथा न्याय विभाग से एक संयुक्त सचिव या उप सचिव जो प्रधान सचिव 
तथा विधिक कामकाज के परामर्शी द्वारा नामनिर्देशित किया हो ; 

( आठ- घ ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक वास्तुकार या राज्य सेवाओं में , समतुल्य 
अर्हताएँ धारण करनेवाला कोई व्यक्ति ; 


( आठ-5 ) समिति द्वारा नामनिर्देशित श्री साई बाबा के दो भक्त ; 

( आठ- च ) संयुक्त निदेशक , नगर योजना नासिक ;"; 
( ख ) उप- धारा ( ३) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में, “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी " शब्द 
रखे जायेगे । 


१०. मूल 

अधिनियम की धारा २३ में , “ कार्यकारी अधिकारी " शब्द दोनों स्थानों में , जहाँ कहीं वे आए सन् २००४ का 
हों , के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” शब्द रखे जायेंगे । 

महा . १४ की धारा 
२३ में संशोधन । 


जायेंगे । 


११. मूल अधिनियम की धारा २७ में , “उप सचिव ” शब्दों के स्थान में , “ संयुक्त सचिव ” शब्द रखे सन् २००४ का 

महा. १४ की धारा 
२७ में संशोधन । 


१२. मूल अधिनियम की धारा २८ की , 

( क ) उप- धारा (१ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , 
शब्द रखे जायेंगे 


सन् २००४ का 
महा . १४ की धारा 
२८ में संशोधन । 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


“ 


. 


( ख ) उप -धारा (१ ) में , निम्न परंतुक , जोडा जायेगा , अर्थात् : 
परंतु, मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , सरकार को , समिति के ऐसे संकल्प भेज सकेगा जिसे , 
सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक है , ऐसा उसे लगता है । 

( ग) उप- धारा (२ ) में , “ कार्यकारी अधिकारी का निर्णय या आदेश ” शब्द, दोनों स्थानों पर 
जहाँ कहीं वे आये हों , के स्थान में , “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या , यथास्थिति , समिति का निर्णय , 
संकल्प या आदेश ” शब्द रखे जायेंगे । 

१३. मूल अधिनियम की धारा २ ९ की , उप - धारा ( १) में , “ ३० जून शब्द , अंकों तथा अक्षरों के सन् २००४ का 
स्थान में , “ ३० सितंबर ” शब्द, अंक , और अक्षर रखे जायेंगे । 

महा . १४ की धारा 
२ ९ में संशोधन । 


. 


१४. मूल अधिनियम की धारा ३० की , 

सन् २००४ का 
( क ) उप - धारा ( १) में , कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में, “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी " महा. १४ की धारा 
शब्द रखे जायेंगे 

३० में संशोधन । 


“ 


कार्यकारी अधिकारी ” शब्दों के स्थान में , 


“ 


मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 


( ख ) उप - धारा ( ४ ) में , 
शब्द रखे जायेंगे । 


८ 
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सन् २००४ का १५. मूल अधिनियम की धारा ३४ की , उप - धारा ( ३ ) में , “ कलक्टर की श्रेणी से निम्न ” शब्दों के 
महा . १४ की धारा 

स्थान में , “विभागीय आयुक्त की श्रेणी से निम्न ” शब्द रखे जायेंगे । 
३४ में संशोधन । 


सन् २०१७ का १६. ( १) श्री साईबाबा संस्थान न्यास (शिर्डी) ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया सन् २०१७ 
महा. अध्या . क्र . जाता है । 

का महा . 
१२ का निरसन 

क्र . १२ । 
और व्यावृत्ति । 


( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित , मूल अधिनियम के तत्स्थानी 
उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत ) , इस 
अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत , की गई या , यथास्थिति, 
जारी की गई समझी जायेगी । 


( यथार्थ अनुवाद ) , 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक , महाराष्ट्र राज्य । 
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MAHARASHTRA ACT No. XLLIX OF 2017 . 


THE MAHARASHTRA PROHIBITION (AMENDMENT) ACT, 2017. 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम , राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अगस्त , २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव, एवं विधि परामर्शी, 

विधि तथा न्याय विभाग , 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. XLIX OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PROHIBITION 


ACT. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् , “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १९ अगस्त, २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ ।) 


महाराष्ट्र 

मद्यनिषेध अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम । 
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों दसनों का सत्र नहीं चल रहा था ; 


~ 


का महा . 
अध्या . १५ । 


सन् १ ९ ४ ९ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं , जिनके कारण 

का २५। उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये 
सन् २०१७ सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये महाराष्ट्र मद्यनिषेध ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७, 
१७ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित किया गया था ; 

और क्योकिं उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत 
गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में , एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है 
१ . ( १) यह अधिनियम , महाराष्ट्र मद्यनिषेध ( संशोधन ) अधनियम , २०१७ कहलाए । 

संक्षिप्त नाम और 

प्रारंम्भण । 
( २) यह १७ जुलाई २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 
सन् १ ९ ४ ९ 

२ . महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम की धारा १३४ क , की उप -धारा ( २ ) के खण्ड (ग ) में , “ क्षेत्र का सन् १९ ४९ का २५ 
का २५। तहसीलदार ” शब्दों के स्थान में , निम्न रखा जायेगा, अर्थात् : 

की धारा १३४ क 

में संशोधन । 
तहसीलदार या क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के वर्ग के ख अधिकारी से अनिम्न 
श्रेणी का कोई अधिकारी 


“ 


" 


सन् २०१७ 


३ . 


( १) महाराष्ट्र मद्यनिषेध ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१७ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । 


का अध्या . 


सन् २०१७ का 
महा . अध्या . क्र . 
१५ का निरसन 
तथा व्यावृत्ती । 


१५ । 


भाग सात -२ 


१० 
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का २५ । 


( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम के सन् १९ ४ ९ 
तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही ( जारीकिसी अधिसूचना या आदेश समेत ) इस 
अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या , यथास्थिति, जारी 
की गई समझी जायेगी । 


( यथार्थ 

अनुवाद ), 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक , महाराष्ट्र राज्य । 
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MAHARASHTRA ACT No. L OF 2017 . 


THE MAHARASHTRA MOTOR VEHICLE TAX (AMENDMENT) 

ACT , 2017 . 


. 


. 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अगस्त , २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी, 
विधि तथा न्याय विभाग , 

महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. L OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MOTOR 

VEHICLE TAX ACT. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५०, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् , “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १९ अगस्त , २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ । ) 


महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम । 

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; 
सन् १ ९ ५८ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं , जिनके 

का ६५। कारण उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन 
सन् २०१७ करने के लिये सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और, इसलिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्र मोटर वाहन कर 
का महा. ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७, १४ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित किया गया था ; 

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए , 
भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में , एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है : 


. 


अध्या . १४ । 


१ . 


२ . 


. 


( १) यह अधिनियम , महाराष्ट्र मोटर वाहन कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०१७ कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा 

प्रारंम्भण । 
( २) यह १४ जुलाई २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 
सन् १ ९ ५८ 

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम (जिसे इसमें आगे, “ मूल अधिनियम ” कहा गया है ) की धारा सन् १९ ५८ का ६५ 
का ६५। ३ में , 

की धारा ३ में 

संशोधन । 
( एक ) उप -धारा (१ग) में , खण्ड (ग ) के पश्चात्,निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा , अर्थात् : 

परंतु , इस उप - धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए कर की अधिकतम 
सीमा २० लाख रुपये होगी । " ; 
( दोन ) उप- धारा (१ घ) में , परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : 

परंतु यह और कि , इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए कर 
की अधिकतम सीमा २० लाख रुपये होगी । " । 
३ . ( १ ) मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग एक में , प्रविष्टि १ के स्थान में निम्न प्रविष्टि , रखी सन् १९ ५८ का ६५ 

की संलग्न द्वितीय 
जायेगी , अर्थात् : 

अनुसूची में 
संशोधन । 


. 


“ 


- 


१२ 
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“ 


" 


•• 


। 


४ . 


. 


मोटर साईकिल और तिपहियाँ, उनके समेत जो ट्रेलर या पार्श्वगाडी खिचने के लिये उपयोग 
में लायी जाती हैं , 
( क ) जिनकी इंजिन क्षमता ९९ सीसी तक हैं 

न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन , 

वाहन के लागत के १० प्रतिशत ; 
( ख ) जिनकी इंजिन क्षमता ९९ सीसी से अधिक 

न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन , 
किन्तु २९९ सीसी तक है 

वाहन की लागत के ११ प्रतिशत ; 
( ग ) जिनकी इंजिन क्षमता २९९ सीसी 

न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन , 
से अधिक हैं ; 

वाहन के लागत के १२ प्रतिशत 
सन् १ ९ ५८ का ६५ 

( १) मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग एक के स्तंभ ( २० ) में , खण्ड (१), ( २) तथा 
की संलग्न तृतीय ( ३ ) के स्थान में , निम्न खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् 

अनुसूची में 
संशोधन । 

“ ( १) पेट्रोल द्वारा चलाये जानेवाले वाहन : 

( क ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपये तक हैं , तब वाहन की कीमत के ११ प्रतिशत 

( ख ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु , २० लाख रुपये से अनधिक हैं , 
तब वाहन की कीमत के १२ प्रतिशत 

( ग ) यदि, वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं , तब वाहन की कीमत के १३ 
प्रतिशत 
( २ ) डिजल द्वारा चलाये जानेवाले वाहन : 

( क ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपये तक हैं , तब वाहन की कीमत के १३ प्रतिशत ; 

( ख ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु, २० लाख रुपये से अनधिक हैं , 
तब वाहन की कीमत के १४ प्रतिशत ; 

( ग ) यदि , वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं , तब वाहन की कीमत के १५ 
प्रतिशत 

( ३ ) कम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस ( सीएनजी) या लिक्वीफाईड पेट्रोल गॅस ( एलपीजी ) द्वारा चलाये जानेवाले , 
जिसमें विनिर्माता द्वारा सीएनजी/ एलपीजी किट मूल उपकरणों के साथ बिठाये गये है : 

( क ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपये तक हैं , तब वाहन की कीमत के ७ प्रतिशत ; 

( ख ) यदि , वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु , २० लाख रुपयों से अनधिक हैं , 
तब वाहन की कीमत से ८ प्रतिशत ; 

( ग ) यदि , वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं , तब वाहन की कीमत के 

९ प्रतिशत 
सन् २०१७ का 

( १) महाराष्ट्र मोटर वाहन कर ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७ एतदद्वारा, निरसित किया जाता है । 
महा. अध्या . क्र . 

( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों का महा 
१४ का निरसन 
तथा व्यावृत्ति । 

के अधीन , कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही ( जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत ) इस अधिनियम द्वारा 
यथा संशोधित मूल्य अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत , की गई या , यथास्थिति, जारी की गई समझी 


. 


. 


" 


सन् २०१७ 


अध्या . क्र . 


. 


१४ । 


जायेगी । 


( यथार्थ अनुवाद ) , 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य । 
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MAHARASHTRA ACT No. LI OF 2017 . 


THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION AND THE 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) 


ACT , 2017. 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 


प्रधान सचिव, 
विधि तथा न्याय विभाग, 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. LI OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 


CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 


CORPORATIONS ACT. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५१, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १ सितंबर, २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ । ) 
मुम्बई नगर निगम अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में 

अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम । 


३ । 


सन् २०१७ क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल 

के राज्यपाल ने, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन) अध्यादेश , २०१७ 
का महा. (जिसे इसमें आगे, “ उक्त अध्यादेश ” कहा गया है ) ८ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित किया था ; 

और क्योंकि ६ मार्च २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर उक्त अध्यादेश रो राज्य 
विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन ) विधेयक , 
२०१७ ( सन् २०१७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक २), १५ मार्च २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित 
किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ; 

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल २०१७ को सत्रावसित होने के कारण 
उक्त विधेयक 

महाराष्ट्र 

विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ; 
और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२ ) ( क ) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य 
विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १६ अप्रैल २०१७ को 
होने से परिविरत हो गया था ; 

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था , और इसलिये , 
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन तथा जारी रहना ) अध्यादेश , 
२०१७ (जिसे इसमें आगे, “ उक्त जारी रहना अध्यादेश ” कहा गया है ) ६ मई २०१७ को प्रख्यापित किया 


था ; 


भाग सात -३ 
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और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खण्ड ( १) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये और दिनांक २५ अप्रैल २०१७ के उनके आदेश के अधिक्रमण में , केवल 

महाराष्ट्र 
माल तथा सेवा कर विधेयक और उससे आनुषंगिक विधेयकों को पारित करने के उद्देश के लिये 

महाराष्ट्र राज्य 
विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र, २० मई २०१७ को बुलाया गया था , और उसी रूप में उक्त विधेयक विधान 
परिषद द्वारा विचारार्थ नहीं लिया गया था ; 

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ ( २) ( क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त जारी रहना अध्यादेश , 
राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर , अर्थात् ३० जून २०१७ के 
पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ; 


और क्योंकि उक्त जारी रहना अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ; 


और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और क्योंकि महाराष्ट्र 

के 
राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित 
प्रयोजनों के लिए , उक्त जारी रहना अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना 
आवश्यक हुआ था ; और , इसलिये, मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन तथा द्वितीय जारी 
रहना ) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे “ उक्त द्वितीय जारी रहना अध्यादेश ” कहा गया है ) १४ जुलाई 
२०१७ को प्रख्यापित किया गया था ; 


और क्योंकि उक्त द्वितीय जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर 
है , अतः, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में एतदद्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है 


अध्याय एक 


प्रारम्भिक 


संक्षिप्त नाम तथा 


१ . 


( १) यह अधिनियम, मुम्बई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , २०१७ 


प्रारम्भण । 

कहलाए । 


( २) यह ८ जनवरी २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 


अध्याय दो 


मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन । 


सन् १८८८ का ३ २. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १५२ क की , उप- धारा (१) में , “ प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान सन् १८८८ 
को धारा १५२क में करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी ” शब्दों के स्थान में , निम्न का ३। 
संशोधन । रखा जायेगा, अर्थात् : 

ऐसे भवनों पर निगम द्वारा विनिश्चित की जाये ऐसी दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी 
होगा ” 


। 


अध्याय तीन 


महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन । 


३ . 


सन् १ ९ ४ ९ का ५ ९ 

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा २६७ क की उप- धारा ( १) में , “ प्रत्येक वर्ष शास्ति का सन् १९ ४ ९ 
की धारा २६७क भुगतान करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी ” शब्दों के स्थान में, का ५९ । 
में संशोधन । निम्न रखा जायेगा, अर्थात् : 

ऐसे भवनों पर निगम द्वारा विनिश्चित की जाये ऐसी दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी 
होगा 


" 


। 
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१५ 


अध्याय चार 


विविध । 


सन् १८८८ 


४ . 


. 


सन् १ ९ ४ ९ 

का ५ ९ । 


(१) इस अधिनियम द्वारा यथाल संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम , या , यथास्थिति , महाराष्ट्र कठिनाई के 
का ३। नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो , राज्य सरकार , जैसा कि निराकरण की 

शक्ति । 
अवसर उद्भूत हो , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित सुसंगत अधिनियम के 
उपबंधों से अनसंगत ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत 
हो : 

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया 
जायेगा । 

( २) उप -धारा (१ ) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, उसके जारी करने के 
पश्चात् , राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा । 

( १) मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन और द्वितीय जारी रहना ) अध्यादेश, सन २०१७ का 
एतदद्वारा , निरसित किया जाता है । 

१३ का निरसन 
( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुम्बई नगर निगम अधिनियम और और व्यावृत्ति । 
सन् १८८८ 

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही ( जारी 
सन् १९ ४९ किसी अधिसूचना या आदेश समेत ) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के 
का ५९ । अधीन कृत , की गई, या यथास्थिति , जारी की गई समझी जायेगी । 


सन् २०१७ 


का महा . 


२०१७ , 


महा. अध्या . क्र . 


अध्या . क्र . 


१३ । 


का ३ । 


. 


सन् १८८८ 

६. संदेह के निराकरण के लिये एतद् द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि , मुम्बई नगर निगम और महाराष्ट्र संदेह का 
का ३। नगर निगम ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७ द्वारा यथा संशोधित मुम्बई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम निराकरण । 
सन् १ ९ ४ ९ अधिनियम के सभी उपबंध 

प्रवृत्त 

बने रहेंगे औ 
ता ५ ९ । 

प्रवृत्त बने रहे समझे जायेंगे । 
सन् २०१७ 


का महा 


अध्या . क्र . 

३ । 


( यथार्थ अनुवाद ) , 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक , महाराष्ट्र राज्य । 
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MAHARASHTRA ACT No. LII OF 2017 . 


THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION , THE MAHARASHTRA 
MUNICIPAL CORPORATIONS AND MAHARASHTRA MUNICIPAL 
COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS 

(AMENDMENT) ACT, 2017 . 


महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम , राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी, 

विधि तथा न्याय विभाग , 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. LII OF 2017 . 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 

CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 
CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 
COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS 

ACT , 1965 . 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् , “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १ सितम्बर , २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ ।) 


मुम्बई नगर निगम अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और 
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ में 

अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम । 


के 


का महा . 


अध्या . क्र . 


६ । 


क्योंकि 

महाराष्ट्र राज्यपाल ने , मुम्बई नगर निगम , महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद , सन् २०१७ 
नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१७ (जिसे इसमें आगे, “ उक्त अध्यादेश " 
गया है ) २ फरवरी , २०१७ को प्रख्यापित किया था ; 

और क्योंकि ६ मार्च २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर , उक्त अध्यादेश को राज्य 
विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये मुम्बई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, 
नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी ( संशोधन ) विधेयक , २०१७ ( वि . स . विधेयक क्र . ४ सन् २०१७ ) , 
१६ मार्च २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पुरःस्थापित पारित किया गया था ; और 

महाराष्ट्र 

विधान 
परिषद को पारेषित किया गया था ; 

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल , २०१७ को सत्रावसित होने के कारण 
उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ; 
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और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ ( २) ( क ) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य 
विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर , अर्थात् १६ अप्रैल , २०१७ के पश्चात् 
प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा 


और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ; 


और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; 


और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी 
जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए , उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के 

लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए , महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुम्बई नगर निगम , 
सन् २०१७ महाराष्ट्र नगर निगम , महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी ( संशोधन और जारी रहना ) 

अध्यादेश , २०१७ (जिसे इसमें आगे “ उक्त जारी रहना अध्यादेश ” कहा गया है ) ३० मई, २०१७ को प्रख्यापित 
८। किया था ; 


का महा. 


अध्या . क्र . 


और क्योंकि उक्त अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत 
गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में , एत्दद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं : 


अध्याय एक 


प्रारम्भिक 


१ . (१ ) यह अधिनियम , मुम्बई नगर निगम , महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर संक्षिप्त नाम तथा 
पंचायत तथा औद्योगिक नगरी ( संशोधन ) अधिनियम , २०१७ कहलाए । 


प्रारम्भण । 


( २) यह २ फरवरी , २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 


अध्याय दोन 


मुम्बई नगर निगम अधिनियम में संशोधन । 


सन् १८८८ 

का ३ । 


२ . मुम्बई नगर निगम अधिनियम की , धारा १६ की उप -धारा (१) के , खण्ड ( ज ) में , “ सहायक आयुक्त सन् १८८८ का ३ 

की धारा १६ में 
का प्रमाणपत्र ” शब्दों के पश्चात्, “ या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व - प्रमाणपत्र ” शब्द निविष्ट किये जायेंगे । 

संशोधन । 


अध्याय तीन 


महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन । 


सन् १ ९ ४ ९ ३ . (१ ) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की , धारा १० की , उप- धारा ( १) के , खण्ड ( ट ) में , “ संबंधित सन् १ ९ ४९ का ५ ९ 
का ५ ९ । 

की धारा १० में 
निगम के प्रभाग अधिकारी का प्रमाणपत्र ” शब्दों के पश्चात , “ या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व - प्रमाणपत्र ” शब्द निविष्ट 

संशोधन । 
किये जायेंगे । 


अध्याय चार 


महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ में संशोधन । 


४ . 


सन् १ ९ ६५ 

का ४० । 


महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ की धारा १६, की सन् १९ ६५ का 

महा. ४० की धारा 
उप -धारा ( १), के , खण्ड (ड ) में , “ संबंधित परिषद के प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र ” शब्दों के पश्चात्, “ या 

१६ में संशोधन । 
ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व -प्रमाणपत्र ” शब्द निविष्ट किये जायेंगे । 


भाग सात -४ अ 
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अध्याय पाँच 


विविध । 


५ . 


का महा 


सन् २०१७ का 

(१) मुम्बई नगर निगम , महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा सन् २०१७ 
महा. अध्या. क्र . औद्योगिक नगरी ( संशोधन और जारी रहना ) अध्यादेश , २०१७, एत्दद्वारा, निरसित किया जाता है । 

८ का निरसन 
तथा व्यावृत्ति । 


अध्या . क्र . 


८ । 


का ३ । 
सन् १ ९ ४ ९ 


. 


का ४० । 


( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुम्बई नगर निगम अधिनियम, सन् १८८८ 
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ 
के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही ( जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत ), का ५ ९। 
इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत , की गई, या , सन् १ ९ ६५ 

यथास्थिति , जारी की गई समझी जायेगी । 
संदेह का 

संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि , मुम्बई नगर निगम, महाराष्ट्र सन् १८८८ 
निराकरण । नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन ) अध्यादेश, २०१७ द्वारा यथा 

सन् १ ९ ४ ९ 
संशोधित मुम्बई नगर निगम , महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी का ५ ९ । 

अधिनियम, १९ ६५ के सभी उपबंध २ फरवरी , २०१७ से, उक्त अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक से , निरंतर प्रवृत्त सन् १९ ६५ 
होंगे और निरंतर प्रवृत्त हुए समझा जायेंगे । 


६ . 


. 


का ३ । 


. 


का महा . 


४० । 


सन् २०१७ 


का महा . 
अध्या . ६ । 


( यथार्थ अनुवाद) , 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक, महाराष्ट्र सरकार । 
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MAHARASHTRA ACT No. LIII OF 2017 . 


THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) 

ACT , 2017. 


. 


महाराष्ट्र 

विधानमंडल का निम्न अधिनियम , राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त २०१७ 
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है । 


नि . ज . जमादार, 
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी, 

विधि तथा न्याय विभाग , 


महाराष्ट्र शासन । 


MAHARASHTRA ACT No. LIII OF 2017. 


AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 


CORPORATIONS ACT . 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५३, सन् २०१७ । 
( जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “ महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १ सितम्बर २०१७ 
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ ।) 


महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम । 


क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; 


और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था की , ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके सन् १९ ४९ का 
कारण उन्हें , इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये , महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के ५ ९ । 
लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ; इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७, सन् २०१७ का 
१३ जून २०१७ की प्रख्यापित हुआ था ; 

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत 
गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में , एतद्द्वारा , निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है 

अध्याय एक 
प्रारम्भिक 


महा. अध्या . क्र . 
१० । 


• 


. 


संक्षिप्त नाम तथा 
प्रारंभण । 


१ . ( १ ) यह अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन ) अधनियम , २०१७ कहलाए । 
( २ ) यह १३ जून २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 

अध्याय दो 
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन । 


२ . 


सन् १ ९ ४ ९ 

का ५ ९ । 


महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ७ ९ के , खण्ड ( छ) में , 

सन् १ ९ ४ ९ का ५ ९ 

की धारा ७ ९ में 
( क ) “ इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी ", शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और “विशेष संशोधन 
रुप से ऐसी भूमि के किसी विशेष मामले में : शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में , निम्न भाग, रखा 
जायेगा, अर्थात् 


" 


२० 
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“ 


इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी , आयुक्त, निगम की मंजूरी और राज्य 
सरकार के अनुमोदन से, निगम से जुडी हुई भूमि , 

( एक ) जो , महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र ( सुधार, उन्मूलन तथा पुनर्विकास ) अधिनियम , सन् १९ ७१ 
१९ ७१ के उपबंधों के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र के रुप में घोषित की गई हैं को पात्र मलिन बस्ती का २८ । 
निवासीयों की सहकारी संस्था को या , यथास्थिति , व्यक्तिगत रुप से पात्र मलिन बस्ती निवासी 
को , राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अधिमूल्य पर तथा विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन ; या 

( दो ) व्यक्तियों को , जो निगम की किसी विकास योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप, 
बेघर हो गयेहैं या जो निगम की किसी विकास योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप, बेघर 
हुये हैं , व्यक्तियों द्वारा , विशेष रुप से बनाई गई सहकारी आवास संस्था को ; या 

( तीन ) लोक प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग 
या उपक्रम को ; या 


.. 


. 


( चार ) महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० सन् १९ ५० 
या महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० या , यथास्थिति , कंपनी अधिनियम , २०१३ के का २९ । 
अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा और शैक्षणिक प्रयोजनों के लियेविशेष रूप से रजिस्ट्रीकृत लोक 

सन् १८६० 
न्यास , सोसायटी या कंपनी को ; या 


का २१ । 


सन् १ ९ ५० का २९ । 
सन् १८६० का २१ । 
सन् १ ९ ६१ का २४ । 
सन् २०१३ का १८ । 


२४ । 


( पाँच ) सार्वजनिक शौचालय , मूत्रालय और इन समान सुविधाओं या मल -विष्ठा सन् १९ ६१ 
संबंधित प्रक्रियाकरण के लिये संयंत्र की संरचना या अन्य मल संबंधी मामलों या कूड़ा- कचरे का महा. 
का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत 

सन् २०१३ 
लोकन्यास को , या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० या महाराष्ट्र सरकारी संस्था का महा. 
अधिनियम , १९ ६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था को या कंपनी अधिनियम , २०१३ के अधीन १८ । 
रजिस्ट्रीकृत कंपनी को या किसी व्यक्ति को , 


ऐसे भाडे पर, जो ऐसे पट्टे की मंजूरी के लिये अधिमूल्य, भाडे या अन्य प्रतिफल के 
बाजार मूल्य 

से कम हो सके और निगम अधिरोपित कर सके , ऐसी शर्तों के अध्यधीन , तीस 
वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, पट्टा मंजूर कर सकेगी । 

इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को अनुमोदन, चाहे ऐसी भूमि के मामलों के किन्ही 
वर्गों के लिये सामान्य रुप से या तो ऐसी भूमि के किसी विशेष मामले में विशेष रुप से दिये जा 
सकेंगे ; "; 


“ 


( ख ) विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान में , निम्न स्पष्टीकरण, रखा जायेगा, अर्थात् : 

स्पष्टीकरण . - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये , “ पात्र मलिन बस्ती निवासी ” का तात्पर्य, सन् १९ ७१ 
महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्रों ( सुधार , उन्मूलन तथा पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ की धारा २ के का महा. 
खण्ड ( ग - ख ) में यथा परिभाषित पात्र मलिन बस्ती निवासी से हैं । 


२८ । 


अध्याय तीन 


विविध । 


का ५ ९ । 


. 


. 


कठिनाई के 

३ . ( १) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने सन् १९ ४ ९ 
निराकरण की 

में यदि , कोई कठिनाई उद्भूत होती हैं , तो , राज्य सरकार , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा 
शक्ति । 

यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के 
प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत होः 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८, २०१ ९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


२१ 


. 


परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात , ऐसा कोई आदेश नहीं 
बनाया जायेगा । 


४ . 


का महा . 


( २ ) उप - धारा ( १) के अधिन बनाया गया प्रत्येक आदेश , उसके बनाये जाने के बाद , यथा संभव शीघ्र, राज्य 

विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा । 
सन् २०१७ ( १) महाराष्ट्र नगर निगम ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं । 

सन् २०१७ का 
( २) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के 

महाराष्ट्र अध्यादेश 

क्रमांक १० का 
१०। तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारीकिसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस निरसन और 
सन् १९ ४९ अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत , की गई या , यथास्थिति , जारी व्यावृत्ति । 
का ५९ । की गई समझी जायेगी । 


अध्या . क्र . 


( यथार्थ अनुवाद ), 


हर्षवर्धन जाधव , 
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य । 
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